
 Speaker  made  reference  regarding  loss  of  lives  in  various  tragic  incidents

 माननीय  अध्यक्ष  :  माननीय  सदस्यगण,  एक  दुःखद  घटना  में,  12  सितम्बर,  2015  को  मध्य  पेश  के  झाबुआ  जिले  के  पेटलावाड  नगर  में  एक  भवन  में  रखे  खनन  विस्फोटकों  में  विस्फोट  हो  जाने
 के  कारण 90  व्यक्तियों के  मारे  जाने  और  कई  अन्य  लोगों  के  घायल  हो  जाने  की  सूचना  किली  एक  अन्य  दुःखद  घटना  में  तमिलनाड़ु,  अंर  पेश  और  देश  के  वक्षिणी  भाग  के  अन्य  निकटस्थ  क्षेत्रों  में
 ढाल  में  हुई  Actors  के  कारण  204  व्यक्तियों  के  मरे  जाने  और  बखन  से  अगर  लोगों  के  पूश्नावित  होने  की  सूचना  मिली  हैं,

 13  नवम्बर,  2015  को  पेरिस  में  बर्बरतापूर्ण  आतंकी  हमला  हुआ,  जिसमें  120  से  अधिक  निर्दोषी  व्यक्ति,  जिनमें  अधिकतर  युवा  थे,  मरे  जएा  ये  हमले  कायरतापूर्ण हैं  और  उदार  मूल्यों,
 बहुसंस्कृतिवाठ  और  व्यक्तिगत  आजपाठी  पर  हमला  हैं।  हम  विपदा  की  इस  घड़ी  में  फंस  की  जनता  के  दुःख  में  शामिल  हैं  और  उनके  साथ  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कंधे  से  कंधा  मिलाकर  ज  हैं  कि
 मानवता  पर  ऐसे  हमलें  कहीं  भी  पुन:  घटित  न  हों।  अब  समय  आ  गया  हैं  कि  आतंकवाद  के  खिलाफ  विश्व  एकमत  हो  और  एक  साथ  मिलकर  कार्य  करे।  हमें  आतंकवाद  का  समर्थन  करने  और  उसे
 बढ़ाता  देने  वालों  को  अलग-थलग  कर  देना  चाहिए  और  उन  खुले  लोकतंतू  तथा  बहुआयामी  समाजों  के  साथ  खड़े  रहना  चाहिए  और  जो  मानवता  के  हमारे  मूल्यों  से  मेल  खाते  हैं।  हम  फांस  के  साथ
 अपने  AMA  cr  संबंध  का  सम्मान  करते  हैं  जो  हमारा  ठीर्घकालिक  रणनीतिक  भागीदार  और  घलि/ फिट  निन  रहा  हैं।  यह  सभा  पीड़ितों  के  पूति  शोक  संवेठना  व्यक्त  करती  हैं  और  उनके  लिए  पुराना \>x
 करती  है  तथा  फांस  की  सरकार  तथा  जनता  को  समर्थन  Sol  के  अपने  संकल्प  को  दोहराती  है,  ताकि  वह  मानवता  के  sigail,  जो  सभी  के  दुश्मन  हैं,  से  लड़ने  में  इस  संकट  का  मजबूती  से  और  पहले
 से  अधिक  टल  संकल्प  के  साथ  सफलतापूर्वक  सामना  कर  सकें,

 माननीय  सदस्यगण,  सभा  उन  तीर्थयात्रियों  के  परिवारों  के  पूति  गहरी  शोकसंवेठना  व्यक्त  करती  है  जो  सऊदी  अरब  में  मकका  क्षेतू  के  हरम  शरीफ  में  11  सितम्बर,  2015  को  हु  केन  दुर्घटना  में  और
 24  सितम्बर,  2015  को  मीना  में  हुई  भगदड़  में  मारे  गए|

 26  अक्टूबर,  2015  को  अफगानिस्तान  और  पाकिस्तान में  आए  भूकम्प  के  कारण  अनेक  लोगों  की  बहुमूल्य  जानें  चली  लड़ी,

 भारत  प्रभ्तित  लोगों  को  राहत  और  पुनर्वास  के  लिए  हर  संभव  सहायता  देने  में  हमेशा  की  तरह  अफगानिस्तान  के  साथ  खड़ा  है

 मानननीय  सदस्यगण,  एक  अन्य  दुःखद  दुर्घटना  में  31  अक्टूबर,  2015  को  ईजिप्ट  के  ऊपर  रूसी  संघ  के  एक  विमान  के  कश  हो  जाने  के  कारण  224  निर्दोर:श  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  अडी  सभा

 दुःख  की  इस  घड़ी  में  पूजी  एकजुटता  A  रूस  के  साथ  3

 सभा  इन  दुःखद  घटनाओं  पर,  जिनके  कारण  मृनव  और  घायल  व्यक्तियों  के  परिवारों  को  दुःख  और  wAc  पहुंचा  है,  अपनी  गहरी  शोक  संवेदना  पूकट  करती  है

 अब  सभा  दिवंगत  आत्माओं  के  सम्मान  में  कुछ  ्  के  लिए  मौन  खड़ी  Wok

 11.06  hours

 The  Members  then  stood  in  silence  for  short  while.

 off  ज्योतिरादित्य माधवराव  सिंधिया  (गुना)  :  अध्यक्ष  महोदया,  एक  बहुत  डी  महत्वपूर्ण मुद्दा  हैं|  ...व्यवधान)

 HON.  SPEAKER:  Hon.  Members,  I  have  received  the  following  notices  of  Adjounrment  Motion:-

 Shri  N.K.  Premachandran  and  Shri  Jai  Prakash  Narayan  Yadav  regarding  growing  intolerance  in  the  country,  जो  हम  अभी  चर्चा  के  लिए  लेने  वाले  हैं|

 Dr.  M.  Veerappa  Moily  and  Shri  Sudip  Bandyopadhyay  regarding  rise  in  prices  of  essential  commodities;  Shri  Rajesh  Ranjan  regarding  anti-India
 sentiments  being  fanned  in  Nepal.

 The  matters,  though  important  enough,  do  not  warrant  interruption  of  business  of  the  day.  The  issues  can  be  raised  through  other  means.  I
 have,  therefore,  disallowed  all  the  notices  of  Adjournment  Motion.

 Now,  Question  Hour.

 Interruptions)

 oft  सुदीप  बन्धोपाध्याय  (कोलकाता  उत्तर):  अध्यक्ष  महोदया,  प्राइज  राइज पर  भी  चर्चा  करनी  हैं|  ...(caaenor)

 माननीय  अध्यक्ष  :  उस  पर  चर्चा  होनी  हैं।  पु इज  राइज  पर  भी  चर्चा  करने  के  लिए  तय  डहुआ  है|  जिंसे-जैसे  समय  मिलेगा,  हम  चर्चा  लेते  जायेंगे,  इल्टालेंट  पर  भी  चर्चा  होनी  है|  कोई  भी  स्थगन  पूछताछ
 गृह्य  जहां  हो  रहा  है|

 Now,  Question.  Hour.

 Interruptions)

 HON.  SPEAKER:  Not  now,  बाद  में  उसी  पर  चर्चा  होनी  है|

 8€|  (व्यवधान)

 HON.  SPEAKER:  What  is  it?

 a€}  (व्यवधान)



 माननीय अध्यक्ष  :  वह  तो  कोंो  अभी  हम  क्वश्वेज  अंवर  तो  अें

 8€|  (व्यवधान)

 HON.  SPEAKER:  Question  No.  1,  Shri  Jose  K.  Mani.

 Interruptions)

 माननीय  अध्यक्ष  :  12  बजे  नियम  193  पर  चर्चा  करनी  हैं

 8€|  (व्यवधान)

 माननीय  अध्यक्ष  :  पेपर  लेइंग  के  बाठ  चर्चा  ws)

 8€|  (व्यवधान)

 HON.  SPEAKER:  What  is  it?

 Interruptions)

 माननीय  अध्यक्ष  :  क्या  आपको  भी  अपना  जि  उठाना  हैं?

 8€|  (व्यवधान)

 शी  सुदीप  बन्धोपाध्याय  :  जी  ai)  8€|  (व्यवधान)

 थी  मल्लिकार्जुन खड़गे  (गुलबर्गा)  :  हम  मिलकर  करेंगे।  (व्यवधान 3

 माननीय  अध्यक्ष  :  आप  मिलकर  क्या  करेंगे?  उनका  faAsrer  अलग  है  और  आपका  fA  ester  अलग  है

 a€|  (व्यवधान)

 माननीय  अध्यक्ष  :  राजेश  जी,  अभी  किसी  faA  पर  चर्चा  at  हो  रही,  इसलिए आप  बैठ  जाइये|

 क्या  हुआ?

 8€ |  (व्यवधान)

 off  राजेश  रंजन  (मधेपुरा)  :  अध्यक्ष  महोदया,  नेपाल  में  ...  व्यवधान  )  200  से  ज्यादा  लोगों की  मौत  हो  चुकी  हैं।  ...।  व्यवधान  )

 8€|  (व्यवधान)

 HON.  SPEAKER:  Q.  No.  1,  Shri  Jose  K.  Mani.

 (Interruptions)

 Off  राजेंश रंजन  :  अध्यक्ष  महोदया,  हमारी  रिक्वेस्ट  हैं  कि  आप  हमें  जीरो  ऑवर  में  बोलने  का  मौका  दीजिए  यह  मेरा  अिर्प  snes  है,  क्योंकि  200  से  ऊपर  लोगों  की  मौत  हो  चुकी  है|  ...(व्यवधान)

 HON.  SPEAKER:  I  cannot  assure  everybody.

 Interruptions)

 11.09  hours

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 HON.  SPEAKER :  Q.  No.1,  Shri  Jose  K.  Mani.

 (Q.  1)

 SHRI  JOSE  K.  MANI  :  The  New  Education  Policy  aims  at  fulfilling  the  demands  for  changing  the  dynamics  of  the  population's  requirements  with

 regard  to  quality  education,  innovation  and  research  to  make  India  a  knowledge  super  power.

 The  declared  call  is  "Education  to  All".  The  Ministry  of  Human  Resources  Development  suggested  33  themes  in  two  categories,  namely  school
 education  and  higher  education  to  facilitate  discussion.  But  on  going  through  the  themes,  it  is  observed  that  the  higher  education  has  totally  ignored
 the  requirements  of  children  with  special  need.

 I  would  like  to  know  what  is  the  policy  of  the  Government  and  whether  the  Ministry  will  take  steps  to  incorporate  this  theme  mainly  for  children  with

 special  need  under  higher  education.

 SHRIMATI  SMRITI  ZUBIN  IRANI:  Madam  Speaker,  the  answer  is  this.  We  thank  the  hon.  Parliamentarian  for  proposing  this  very  important  question.
 Yes,  we  have  taken  into  consideration  the  needs  and  the  challenges  faced  by  our  students  with  disabilities.  I  would  like  to  inform  the  hon.  Member
 that  we  had  convened  a  meeting  with  the  Ministries  across  this  Government  also  consulted  with  States  across  the  nation  which  included  a  special
 feature  for  students  and  teachers  with  learning  challenges  and  other  disabilities.



 I  would  also  like  to  state  here  that  apart  from  the  33  themes  that  have  been  proposed  for  discussion  and  deliberation  across  the  nation,  we  have
 also  empowered  and  indicated  to  the  States  that  they  can  additionally  add,  given  the  Statesਂ  requirement,  any  other  issue  or  any  other  factor  that
 they  deem  fit,  be  it  for  school  education  or  higher  education.  I  am  sure  the  State  of  Kerala  will  also  take  cognizance  of  the  hon.  Member  of
 Parliament's  needs.

 SHRI  JOSE  K.  MANI  :  The  declared  goal,  as  I  said,  is  Education  for  All  which  includes  quality  education.  Generally,  quality  education  is  provided  only
 in  cities  and  urban  areas.  But  the  irony  is  that  a  majority  of  the  students  are  situated  in  the  rural  areas.  They  have  no  access  to  education.  Will  the
 New  Education  Policy  ensure  equity  in  quality  education  to  the  rural  and  tribal  children?  Also,  what  will  be  the  significant  strategy  to  stop
 commercialization  of  education  in  the  country?

 SHRIMATI  SMRITI  ZUBIN  IRANI:  As  the  answer  itself  has  indicated,  if  the  hon.  Member  would  glance  through  it,  that  close  to  1,00,206  villages  have
 put  up  their  own  village  resolutions  with  regard  to  Education  that  they  seek  for  their  village  and  children,  be  it  school  education  or  higher  education
 indicating  that  we  are  not  confining  the  deliberations  only  to  cities.  I  think  that  for  the  first  time  in  the  history  of  independent  India,  we  have  used
 every  democratic  instrument  to  help  engage  with  citizens  across  the  nation  so  that  they  can  tell  us  what  the  needs  and  challenges  they  foresee  for
 the  places  they  live  in.

 I  would  also  like  to  say  here  that  what  kind  of  a  strategy  will  be  evolved  recognizing  that  the  challenges  we  face  today  and  the  challenges  we  might
 face  in  the  future  is  a  strategy  which  possibly  will  be  encompassed  in  the  framework  for  action  which  we  have  empowered  the  Committee  for  the
 Evolution  of  the  New  Education  Policy.  Additionally,  Madam  Speaker,  I  would  just  like  to  say  to  the  hon.  Member  of  Parliament  that  we  are
 undertaking  initiatives  to  empower  children  across  the  board  who  have  certain  challenges.  The  hon.  Member  spoke  about  the  students  with
 disabilities.  I  would  just  bring  one  example  to  the  fore  which  is  that  within  the  IIT  Council,  for  the  first  time  in  the  history  of  our  Council  and  across
 all  IIT  institutions,  we  have  waived  off  all  fees  for  students  with  disabilities  so  that  we  can  empower  our  students  to  come  into  some  of  the  most
 premier  institutions  from  across  the  nation  and  facilitate  their  education.

 HON.  SPEAKER:  Shri  Dalpat  Singh  Paraste  not  present.

 Dr.  Shashi  Tharoor.

 DR.  SHASHI  THAROOR:  Madam,  the  hon.  Minister  has  announced  consultations  on  the  New  Education  Policy  but  I  have  yet  to  find  further  details  of
 who  all  she  is  going  to  be  consulting  with.  We  all  appreciate  that  in  our  country,  the  fact  is  that  there  are  a  number  of  legitimate  interests  that  need
 to  be  taken  into  account  including,  of  course,  the  interests  of  those  whose  ideologies  differ  from  the  present  authorities  which,  I  think,  is  extremely
 important  as  well.  Also,  there  are  other  groups,  for  example,  consultations  with  youth  themselves.  There  was  a  Youth  Survey  and  focused
 discussions  conducted  in  collaboration  with  the  UNESCO.  What  was  the  result  of  this?  Has  there  been  any  publication  of  these  outcomes  of  the

 survey?  Do  we  know  what  the  youth  are  seeking  in  our  Education  Policy?  Where  have  efforts  been  made  to  broaden  the  base  of  consultation  in  order
 to  ensure  that  as  wide  a  cross  section  of  views  in  our  country  is  taken  into  consideration  when  it  comes  formulating  a  New  Education  Policy  that  can
 truly  uplift  the  entire  nation?

 SHRIMATI  SMRITI  ZUBIN  IRANI:  Madam  Speaker,  I  would  like  to  enlighten  the  hon.  Parliamentarian  that  in  August  itself  I  have  written  to  all  the
 Members  of  Parliament.  I  am  yet  to  receive  his  views  on  the  National  Education  Policy.  ।  am  looking  forward  to  his  views.  I  would  also  like  to  say
 here  that  insofar  as  the  organization  and  coordination  with  the  UNESCO  and  the  Youth  Survey  that  he  speaks  of  is  concerned.  These  deliberations
 and  consultations  with  them  commenced  in  May,  2015.  Insofar  as  his  need  to  understand  as  to  what  is  the  expanse  of  the  deliberations,  let  me  state
 here  that  we  are  not  limiting  our  deliberations  only  to  the  State  Governments,  only  to  Gram  Panchayats  which  is  2.5  lakh  Village  Education  Councils

 in  the  country,  not  only  to  the  Blocks  in  all  the  districts  but  we  have  also  uploaded  Citizens’  Suggestion  portal  on  mygov.in  on  the  26th  of  January,
 2015  wherein  we  are  telling  citizens  to  raise  their  concerns  and  voice  their  opinions.

 Additionally,  we  have  also  sought  help  from  all  the  institutions  across  the  country  be  it  the  Central  Government  institutions  or  the  State
 Government  institutions  or  institutions  for  that  matter  not  affiliated  to  any  Government  so  that  a  wholesome  policy  which  reflects  the  will  of  the

 people  of  the  country  can  be  drafted  and  presented  before  the  nation.

 PROF.  SUGATA  BOSE:  The  hon.  HRD  Minister  has  correctly  noted  in  her  reply  that  ‘Education’  since  1976  has  been  on  the  Concurrent  List.  However,
 I  am  glad  to  note  that  she  is  also  consulting  the  States  in  the  framing  of  the  new  Education  Policy.  There  is  one  particular  area  where  I  think  there  is
 need  for  special  coordination.  An  overwhelming  majority  of  our  students  attending  universities  go  to  the  State  universities  rather  than  the  Central
 universities.  Yet,  Central  resources  are  disproportionately  directed  towards  the  Central  universities.  Yet,  there  are  many  State  universities  which  are
 better  in  quality  in  terms  of  teaching  and  research  than  most  Central  universities.  I  can  mention  straight  away  three  universities  in  my  own  State
 Presidency  University,  Calcutta  University  and  Jadavpur  University.

 I  would  like  to  ask  the  hon.  HRD  Minister  whether  there  are  going  to  be  serious  consultations  about  providing  better  support  to  well

 performing  State  universities  as  part  of  the  new  Education  Policy.  If  we  do  not  do  that,  then,  I  think,  it  would  be  impossible  for  us  to  get  any  of  our
 universities  break  into  the  top  league  of  the  best  200  universities  in  the  world.

 SHRIMATI  SMRITI  ZUBIN  IRANI:  There  seems  to  be  a  presumption  on  behalf  of  the  hon.  Member  that  an  Education  Policy  which  would  be  fructified
 in  the  next  year  possibly  will  in  no  way  recognize  the  challenges  of  the  State  institutions  or  universities.  I  would  also  say  here  that  I  am  still  awaiting
 a  response  from  the  hon.  Member  on  the  letter  that  I  had  written  in  August  with  regard  to  what  he  seeks  in  the  new  Education  Policy.  I  am  sure
 what  he  enunciated  today  in  this  House  would  find  a  reflection  in  his  letter  or  communication  to  me.

 Insofar  as  deliberations  with  the  State,  on  the  11  of  September  in  Kolkata  we  held  our  consultations  with  the  Eastern  Zone  in  which  the  hon.
 Minister  for  Education  of  West  Bengal  was  very  much  present.  Since  this  is  a  question  which  is  confined  to  the  new  Education  Policy,  I  would  not



 digress  into  budgeting  issues.  But  I  will  state  here  on  the  floor  of  this  House  that  under  the  Rashtriya  Uchchatar  Shiksha  Abhiyan,  States  are
 empowered  to  tell  the  Government  of  India  as  to  which  institutions  seek  what  kind  of  resources.  We  do  support  it.

 Off  ओम  बिरला  माननीय  अध्यक्ष  महोदया,  मैं  पजजीट  मंतू  जी  से  जालना  चाहता  हूं  कि  शिक्षा  मंत्रालय  of  प्राथमिक  विद्यालय  के  अंदर  भुवेश  को  पूर्ण  करने  के  बेहतर  लक्ष्य  प्रत्  कर  लिये  हैं  लेकिल
 परमिट  शिक्षा  के  जो  सर्वे  आए  हैं  और  उनकी  गुणवत्ता  पर  जो  सवाल  उठे  हैं,  मेरा  मंत्री  जी  से  निवेदन  हैं  कि  हम  देश  के  अंदर  उस  प्राथमिक  शिक्षा  का  गुणवत्ता  स्तर  बनाने  के  लिए  और  उसको  स्किल
 डवलपमेंट  से  जोड़ने  के  लिए,  जो  मेटी  जानकारी  में  हैं,  उस  मंतू  लय  में  भी  स्किल  डवलपमेंट  का  अभी  कोई  तालमेल  नहीं  बना  है।  इसके  बारे  में  माननीय  मंत  महोदय  क्या  विचार  रखती  हैं,  यह  बताने
 का  wAc  अं

 larch  स्मृति  जुबिन  ईरानी  :  माननीय  अध्यक्ष  जी,  मैँ  माननीय  सदस्य  जी  से  यह  कहना  चाहूंगी  कि  जहां  तक  यह  संकेत  उन्होंने  अपनें  प्र्  में  दिया  कि  स्किल  डवलपमेंट  और  हमारे  मंत्रालय  के  के
 अंदर  कोई  तालमेल  या  समन्वय  जहां  है,  तो  मेंरे  सामने  ही  मेंरे  सीनियर  थी  राजीव  प्रन्पप  रूडी  जी  उपस्थित  हैं  और  जहां  तक  तालमेल  जो  मंत्रालय  की  हरी  से  है,  तह  एजुकेशन पॉलिसी  में  भी  रहा  है
 लेकिन  fadA  cra:  सरकारी  स्कूल  के  पूति  जो  उन्होंने  अपनी  चिंता  व्यक्त  की  है,  मैं  उन्हें  बताना  चाहूंगी  कि  ‘a’  यानी  जो  सेन्ट्रल  एडवाइजरी  बोर्ड  ऑफ  एजुकेशनल  है,  उसमें  हमने  fadAct  रूप  से
 सब-कमेटी  बनाई  हैं।  मैं  उनके  ध्यान  में  तीन  सब-कमेटीज  लाना  वाहूंठ  First,  to  re-engage  out-of-school  children;  second,  to  improve  condition  of  Government
 schools;  and  third,  skill  and  technical  education  in  school  and  higher  education  system.  मैं  उन्हें  अवगत  कराना  चाहूंगी  कि  इन  तीनों  टीम्स  में  न  सिर्फ  केंद  के  पूति निधि
 हैं,  न  सिर्फ  रैग्यूलिटर्स  के  और  एनसीआर टी  जैसे  संस्थानों  के  पूति निधि  हैं  बल्कि  विभिन्न  राज्यों  के  शिक्षा  मंत्री  भी  इसी  टीम  के  मैम्बर्स  बनकर  भारत  सरकार  किस  yor  A  राज्यों  के  साथ  समन्वय  में
 बदलाव ला  सकती  है,  इस  faAcur  पर  तीनों  सब-कमेटीज  काम  कर  रही  हैं|

 माननीय  अध्यक्ष  :  oft  अरविंद  सावंत,

 आप  अगर  शार्ट  प्र्  पूछेंगे,  तो  ज्यादा  लोगों  को  प््  पूछने  का  अवसर  मिलेगा

 of  अरविंद  सावंत  :  महोदया,  मैं  बोलने  के  लिए  खड़ा  होता  हूं  तो  प्र्  पहले  से  शार्ट  हो  जाता  है|

 मैं  माननीय  एच.आर.डी.  मिनिस्टर  को  धन्यवाद  देता  हूं  लेकिन  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  सारी  चर्चा  उत्  शिक्षा  पर  हो  रही  है|  हमें  अगर  सबसे  ज्यादा  ध्यान  snp  ort  करने  की  जरूरत  है
 तो  प्राथमिक  शिक्षा  पर  करने  की  जरूरत  है  मैंने  मोशन  आफ  थैंक्स  के  समय  भी  ae  दिया  था  और  तब  भी  कहा  था  कि  प्राथमिक  शिक्षा  में  हमारे  पास  परूथी  शिक्षा  से  मकेंडटी  शिक्षा  के  लिए
 एसएससी  बोड़र्  हैं।  राज्यों  के  एसएसई  बोर्ड  हैं,  सीबीएसई  है,  आईसीआईसी 1१४  सबसे  ज्यादा  प्राब्लम  इसमें  यह  आ  रही  हैं  कि  सबके  सिलेबस  अलग-अलग  हैं,  जब  हम  व्राीण  जिलों  की  बात  करते  हैं,
 spatter  स्कूलों  की  बात  करते  हैं  तो  सीबीएसई  का  सिलेबस  अलग  है  इससे  डिस्क्मिनेशन पैदा  हो  रहा  हैं।  इस  डिस्क्मिनेशन  की  वजह  से  गांतों  बच्चे  पीछे  रह  जाते  हैं|  चाहे  किसी  भी  राज्य  की
 mActer  में  पढ़ाई  कराई  जाती  हो,  अगर  परमिट  शिक्षा  में  सबका  सिलेबस  एक  जैंसा  रहेगा  तो  डिस्क्मिनेशन  नहीं  Bon,  आज  सीबीएससी  के  एग्जाम  में  जब  एसएससी  बोर्ड  की  परीक्षा  देते  हैं  तो
 पांच  सब्जेक्ट  आते  हैं  और  हमार  महारा टू  में  एसएससी  के  एग्जाम  के  लिए  सात  सब्जेक्ट  आते  8  जब  12वीं  कक्षा  के  बाठ  कालेज  में  पूवेश  लेना  होता  है,  तो  ये  सारी  परेशानियां  सामने  आती  हैं|

 मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  तरफ  आकर्षित  अ  करना  चाहता  हूं  कि  क्या  वे  एक  सिलेबस  करने  की  तरफ  ध्यान  देने  की  कोई  कोशिश  कर  रही  हैं?

 श्रीमती  स्मृति  जुबिन  ईरानी  :  अध्यक्ष  महोदया,  मैं  माननीय  सदस्य  को  इस  प्र्छ  के  लिए  धन्यवाद  देना  चाहती  हूं  क्योंकि  स्कूली  शिक्षा  की  चुनौतियों  से  मैं  भलीभांति  परिचित  हूं।  मैं  यह  भी  कहना

 चाहती  हूं  कि  एजुकेशन  समवर्ती  सूची  में  होने  की  वजह  से  सुदेश  सरकार  के  अधिकारों  का  हनन  मंद  सरकार  लढ़ीं  कर  सकती  हैं  और  यह  उचित  भी  नहीं  है|  हालांकि  माननीय  सदस्य  का  प्र्  इससे
 संबंधित  नहीं  है,  थोड़ा  डा यग़ूस  करके  एक्सपेंस  हो  रहा  हैं।

 माननीय  अध्यक्ष  :  मैंने  हें  शार्ट  पूजन  पूछने  के  लिए  कहा  था,  इसलिए  उन्होंने  एक्सपेंस  कर  दिया,

 थीती  स्मृति  जुबिन  ईरानी  :  महोदया,  मैं  भी  शार्ट  में  ठी  a  मैं  सराहना  करना  चाहूंगी  कि  सीबीएसई  और  हमारे  प्रदेशों  के  जितने  भी  स्कूल  बोर्ड्स  हैं,  उनके  बीच  में  समन्वय  के  माध्यम  से  इन्हीं
 चिंताओं  को  लेकर  हाल  ही  में  बैठक  भी  हुई  और  पूठेश  के  स्कूल  बोर्ड  ने  सीबीएसई  के  साथ  बैठ  कर  मार्ग  तुरंत  करने  का  पूयास  किया  है  जो  अगले  एकेडमिक  ae  में  किखाड  omy  मैं  माननीय
 सदस्य  से  कहना  चाहूंगी  कि  इस  हाउस  में  कई  aot  से  आने  वालें  एमपी,  कई  समुदायों  और  राज्यों  से  आने  वाले  एमपी  की  चिंता  स्वाभाविक  है,  लेकिल  मैं  यह  भी  अपील  करना  चाहूंगी  कि  हम  जो  भी
 परिवर्तन  लाते  हैं,  वह  हम  नी-जर्क  रिएक्शन  के  माध्यम  A  न  लाएं,  बल्कि  समन्वय  से  बातचीत  के  माध्यम  सें  लाएं  और  उससे  wre  एकेडेमिक  सैशन  में  किसी  sft  acd  पर  कोई  नेगेटिव  पु भाव  न  पड़ेा
 इल  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  ही  हम  कदम  उठा  रहें  हैं।  यह  भी  कहना  ठीक  हैं  कि  आपकी  इस  चिंता  से  हम  भली-भांति  परिचित  हैं।

 SHRI  M.B.  RAJESH  :  Growing  decline  of  public  education  system  and  increasing  commercialization  and  privatization  of  school  education  have  become
 a  matter  of  serious  concern.  Despite  the  Right  to  Education  Act,  this  is  posing  a  serious  challenge  to  the  universalisation  of  school  education.
 Through  you,  Madam,  I  would  like  to  ask,  through  this  policy  instrument,  what  steps  the  Government  would  like  to  take  to  arrest  commercialization
 and  privatization  of  school  education.

 SHRIMATI  SMRITI  ZUBIN  IRANI:  As  I  have  said  before,  I  shall  repeat  again  that  till  such  time  a  new  policy  does  not  come  into  position,  a  framework
 for  action  in  coordination  with  various  State  Governments  and  agencies  is  not  put  forth  to  the  country,  it  would  be  presumptuous  of  me  to  deliberate
 as  to  what  pathway  that  Education  Policy  shall  highlight  for  the  Government  of  India.

 However,  Madam  Speaker,  I  take  note  of  the  concern  that  the  hon.  Member  enunciates  today  in  this  House.  Let  me  say  that  we  have  undertaken
 many  initiatives  to  improve  the  quality  in  school  education.  For  instance,  I  would  like  to  share  two  of  these  initiatives  with  the  hon.  Member  here

 today.  One  is  an  initiative  called  F-Patsha/a  which  ensures  that  all  NCERT  books  in  Hindi,  English  and  Urdu  from  Grade  1  to  12  are  made  available
 free  not  only  online  but  also  through  a  mobile  app  so  that  people  who  can  access  those  devices  not  only  have  access  to  free  learning  materials  but
 also  they  can  help  build  bridges  with  those  citizens  that  they  seek  to  reach  out  and  help.

 Secondly  we  started  a  programme  called  Saaransh  which  basically  helps  indicate  learning  outcomes  to  parents  so  that  they  can  be  engaged;  and
 gives  a  comparison  to  parents  with  regard  to  learning  outcomes  in  the  Districts,  in  the  State  and  at  the  national  level  so  that  parents  are
 empowered  with  information  and  can  help  the  child  engage  in  subjects  where  they  feel  that  there  is  a  challenge.  Saaransh  also  gives  an  opportunity
 for  the  parents  to  engage  with  the  teacher  directly  with  regard  to  any  problem  that  they  foresee  with  their  child  and  this  initiative  is  not  limited  only
 to  urban  centres,  it  is  actually  dedicated  to  the  nation  at  large.

 SHRIMATI  V.  SATHYABAMA:  Madam  Speaker,  Tamil  Nadu,  under  the  dynamic  leadership  of  our  hon.  Chief  Minister  Puratchi  ThalaiviDr.  Amma,  has
 introduced  many  innovative  schemes  that  are  first  of  its  kind  for  the  benefit  of  students  from  poor  economic  background  and  deprived  class  from
 both  urban  and  rural  areas.  The  Free  Laptop  Distribution  Scheme  is  one  such  scheme  which  benefits  lakhs  of  students  from  poor  socio-economic
 background  which  enables  them  to  match  with  students  from  privileged  classes  in  cities  in  this  age  of  internet  and  social  networking.  I  would  like  to
 ask  the  hon.  Minister  whether  the  Government  of  India  has  any  plan  to  include  and  implement  the  Free  Laptop  Distribution  Scheme  and  also
 introduce  all  other  innovative  schemes  under  the  New  Education  Policy,  2015  to  benefit  the  students  from  socio-economic  background  and  to  narrow
 down  the  gap  between  the  students  from  privileged  classes  and  deprived  classes.



 SHRIMATI  SMRITI  ZUBIN  IRANI:  Madam,  at  the  outset,  let  me  place  on  record  on  the  floor  of  this  House  my  appreciation  for  many  innovative  steps
 taken  by  the  Government  of  Tamil  Nadu  with  regard  to  encouraging  and  involving  not  only  citizens  but  also  their  students  and  empowering  them

 through  many  measures.  However,  I  would  like  to  tell  the  hon.  Member  of  Parliament  that  her  question  almost  sounded  like  the  PAB  meeting  of  my
 Ministry  wherein  there  are  deliberations  on  items  with  regard  to  finance  that  are  put  forth.  I  will  only  say  that  I  will  not  be  presumptuous  enough  and
 deny  the  right  of  the  Committee  which  is  so  empowered  to  evolve  a  New  Education  Policy  as  to  what  direction  the  New  Education  Policy  will  give.
 But  I  would  also  like  to  say  here  that  the  Government  of  Tamil  Nadu  was  very  much  present  during  the  Consultation  Meetings  in  the

 South  Zone.  There  are  certain  initiatives  that  they  have  undertaken  that  we  have  actually  studied  and  want  to  research  so  that  they  can  be
 forwarded  to  the  Committee  which  is  evolving  the  New  Education  Policy.  So,  I,  once  again,  place  my  appreciation  for  the  initiatives  undertaken  in  the
 State  of  Tamil  Nadu.

 (0.  2)

 SHRI  B.  SRIRAMULU:  Madam  Speaker,  I  thank  you  very  much  for  this  opportunity.

 Madam,  tribals  are  very  much  backward  in  the  State  of  Karnataka.  Bellary  District  is  having  the  highest  population  of  Scheduled  Tribes  as  a
 percentage  of  ST  population  in  Karnataka  with  approximately  13  per  cent  of  nearly  49  lakh  tribals  according  to  2011  Census  and  particularly  in  my
 Bellary  constituency,  the  condition  of  tribals  is  very  bad.  The  reason  for  the  same  is  illiteracy,  low  education  and  poverty.  Though  reservation  is  given
 to  tribals  in  education  and  employment,  still  due  to  their  negligence  towards  development,  the  tribals  are  backward  and  are  not  getting  adequate
 facilities  of  reservation.

 So,  my  first  question  to  the  hon.  Minister  is  this.  What  are  the  measures  that  have  been  taken  by  the  Government  to  increase  the  awareness  of
 tribals  towards  education  and  provide  self-employment  training  and  financial  assistance  for  the  employment  of  tribals?

 थी  जुएल  ओराम  ६  महोदया,  जनजातीय  क्षेत्रों  में  शिक्षा  के  प्रसाट  के  लिए  अशुम,  शरिया  अशुम,  मॉडल  स्कूल्स  को  पूचलित  किया  जा  रहा  हैं।  इसके  साथ-साथ  राज्य  सरकार  और  जिले  के  अधिकारी
 लोगों  के  एजेंसी  के  माध्यम  से  इसके  बारे  में  जानकारी  देने  के  लिए  सेमिलार-सिम्पोजियम  भी  किए  जाते  हैं|  माननीय  सदस्य  ने  पर्टीकुलरली  अपने  जिले  के  बारे  में  जो  कहा  हैं,  उसके  बारे  में  AY  पास
 आंकड़े  नहीं  हैं,  यह  प्र्  वाटर-बोर्ड  डिज़ीजेज  के  बे  में  है,  इसलिए  एजुकेशन  की  डिटेल्स  के  बारे  में  जो  स्टेट  का  आंकड़ा  है,  तही  मेंरे  पास  है,  जिले  के  आंकड़े  जढ़ी  हैं।

 SHRI  8.  SRIRAMULU:  Thank  you,  Madam.  My  second  question  to  the  Minister  is  whether  the  Government  is  encouraging  tribals  to  start  art-based
 handicrafts  and  decorative  items  in  which  the  tribals  are  experts,  and,  for  that  purpose,  whether  the  Government  is  giving  any  financial  assistance  to
 the  tribals  to  start  such  business  for  the  upliftment  of  these  tribals.

 थी  ओराम  :  महोदया,  जनजातीय  लोगों  के  जो  प्रोडक्ट्स  हैं  ट्राइबल  हंडीकापट  एवं  आटिव्ट,  उनका  पू मोशन  करने  के  लिए  ट्राई फे ंड  एक  आर्गनाइजेशन  हैं  और  ट्राइब  शॉप  हमारी  एक  यूनिट  हैं,
 जिसमें  उनकी  परचेज  करना,  मार्केटिंग  लिंक  देना  और  अच्छे  प्रोडक्टस  को  ट्राइब  शॉप  के  आउटलेट्स  के  माध्यम  A  प्रवाटित  करके  उनकी  बिक्री  करना  शामिल  हैं।  इसके  लिए  अगर  वे  पपट  फॉर्म  में
 एप्लाई  करते  हैं  तो  आर्थिक  सहायता  भी  देते  हैं

 SHRI  K.  PARASURAMAN:  Hon.  Speaker,  Madam,  inadequate  medical  facility  for  the  tribal  population  is  one  of  the  major  issues  in  the  tribal  areas.
 Keeping  in  view  of  the  development  of  tribal  population,  our  hon.  Chief  Minister  Puratchi  Thalaivi  Amma  has  implemented  various  social  welfare
 schemes  including  adequate  medical  facility,  transport,  ration,  education  etc.

 So,  what  kind  of  support  is  being  provided  by  the  Central  Government  to  the  well-functioning  State  Governments  to  cover  entire  tribal  areas  with
 adequate  medical  and  other  facilities?

 थी  sect  ओराम  :  हमारी  जो  पॉलिसी  है,  उढ़  टीएर्प  है,  ट्राइबल  सब-प्लान प्रोजेक्ट  एप्रोच  है।  राज्य  सरकार  की  मेडिकल  फेसिलिटी  अगर  कहीं  कम  हैं  तो  उसके  लिए  अगर  वह  चाहेगा  तो  आर्थिक
 सहायता  आर्टिकल  275(1)  बंट  इन  एड  में  से  हम  दे  सकते  हैं।  उसके  लिए  एप्लाई  करना  जरूरी  है  और  वह  राज्य  सरकार  के  ऊपर  हैं।

 OP  अर्जुन  लाल  मीणा  :  महोदया,  मैं  राजस्थान  के  उदयपुर  लोक  सभा  अत  से  आता  हूं।  जो  जल जनित  बीमारी  है,  फ्लोराइड  राजस्थान  के  कई  जिलों  में  फैला  हुआ  हैी  उदयपुर  संभाग  में  फ्लोराइड से
 लोगों  में  बीमारी  होती  है  तो  उसकी  रोकथाम  के  लिए  क्या  सरकार  ने  कोई  योजना  बनाई  हैं?  मैं  माननीय  मंत  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  आर्टिकल  275(1)  के  तहत  राजस्थान  सुदेश  को,  जहां
 जनसंख्या का  कुल  13  परतिशत  जनजाति  लोग  रहते  हैं,  इस  वित्तीय  xक  में  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गयी?  आर्टिकल  275  के  तहत  वन  बन्धु  योजना  भारत  सरकार  ने  चलाई  है|  हमारे  यहां
 24  पंचायत  समिति  मुख्यालय  हैं,  जिनमें  टीएसपी  हेतु  आता  है,  लेकिन  टीएसपी  क्षेत्रों  में  केवल  एक  प्रोजेक्ट  उदयपुर  जिले  के  कोटड़ा  में  ही  चलाया  गया  है  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जालला  चाहता  हूं
 कि  टीएसपी  की  24  पंचायत  समितियां  हैं,  छः  जिले  उसमें  आते  हैं,  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  पूरे  टीएसपी  हेतु  में  तज  बन्धु  योजना  लागू  करना  चाहते  हैं?  फ्लोराइड  से  होने  वाली  बीमारी  के  रोकथाम
 के  लिए  क्या  उपाय  करना  चाहते  हैं?

 थी  जुगल  आ्रोरान  महोदया,  फ्लोराइड  कंट्रोल  करने  के  लिए  भारत  सरकार  की  see  मिनिस्ट्री  अलग  से  एक  योजना  चलाती  हैं  और  उसके  नेशनल  फैमिली  हेल्‍थ  सर्वे-  थी  के  हिसाब  से  जिस-जिस
 जिले  में  इसकी  मातू  ज्यादा  हैं,  उसके  लिए  अलग  से  गरदूं  इन  एड  भारत  सरकार  देती  है।

 जहां  तक  वन  बन्धु  कल्याण  योजना  और  आर्टिकल  275(1)  के  तहत  राजस्थान  को  कितना  dean  दिया  गया  है,  उसकी  फिगर्स  मेरे  पास  नहीं  हैं,  मैं  अलग  से  माननीय  सदस्य  को  लिखकर  gem  वन
 बन्धु  कल्याण  योजना  में  वहां  की  आवश्यकता  के  हिसाब  से  काम  aon,  पॉलिसी  यहां  नहीं  होती  है,  पॉलिसी  वहीं  होती  है।  उनका  जो  व्र्ीण  हेतु  हैं,  उसमें  क्या  करना  चाहते  हैं,  अगर  राज्य  सरकार से
 परामर्श  करके  भेजेंगे  तो  हम  GA  करोड़  रुपये  उस  एरिया  के  लिए  ईयरार  करके  रखा  है,  उसको  दे  Sal  यदि  उससे  ज्यादा  की  आवश्यकता  होगी  तो  भी  हम  यहां  से  दे  सकते  |

 थी  अजय  मिशा  टेती  :  माननीय  अध्यक्ष  जी,  देश  की  आजादी  के  बाठ  से  ही  जनजाति  A  संबंधित  लोगों  को  zAc  की  मुख्य  धारा  में  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  लगातार  पुलिस  किए  जाते  हैं|
 जलजति  अनों  में  विकास  हो  सके  और  बिजली,  सड़क  और  पानी  जैसी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  साथ  ही  साथ  PA  कार्यों  में  सब्सिडी  और  ब्याज  दरों  में  सब्सिडी  देने  की  विभिन्‍न
 योजनाएं चलायी  जा  रही  हैं|  इन  योजनाओं  के  माध्यम  सें  सरकार  की  वहां  विकास  कार्य  करने  की  योजना  है।  लेकिन  वास्तव  में  वहां  की  धरातल  की  जो  स्थिति  है,  उसको  देखते  हुए  परिणाम  प्रास्त  नहीं



 हुए  हैं|

 अध्यक्ष  जी,  मेरा  लोक  सभा  हेतु  लखीमपुर  Ut  है,  जहां  जनजाति  के  बहुत  बड़ी  मंख्य  में  लोग  रहते  हैं  और  एक  बड़ा  भू-भाग  जनजाति  से  संबंधित  हैं।  वहां  के  विकास  कार्यों  में  तहां  के  तन  अधिकारी
 और  कर्मचारियों  के  द्वारा  बाधाएं  पहुंचायी  जाती  हैं|  वहीं  कोऑप्रिटित  सेक्टर  और  एनजीओज़  जो  काम  कर  रहे  हैं,  उनके  भ्रूकिटाचार  के  कारण  sft  G  परिणाम  प्रमस  नहीं  हो  रहे  हैं।  मैं  आपके  माध्यम से
 सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  जनजाति  हेतु  हैं  वहां  विकास  के  कार्य  अधिकतर  काम  वनों  में  बसे  गांतों  में  होते  हैं  या  तज  के  आसा-पास  बसे  गांवों  में  होते  हैं|  सभी  विकास  कार्यों  के  लिए  वल
 विभाग  से  अनापत्ति  पुराण  पता  लेना  पड़ता  है।  अनापत्ति  लेने  में  बहुत  सारी  परेशानियां  आती  हैं,  जिसके  कारण  जलजाति  क्षेत्रों  में  हम  लोग  काम  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  दूसरा,  कोऑपरेटिव हेतु  और
 एनजीओ  को  सरकार  के  द्वारा  धन  आवंटित  किया  जाता  हैं।  अनापत्ति  पूमाण  पत  विकास  कार्यों  के  लिए  लेने  की  आवश्यकता  जो  पड़ती  है,  क्या  उसको  समाप्त  करने  का  काम  करेंगें?  उसके  साथ-साथ
 कोऑपरेटिव  सेक्टर  और  एनजीओज़  को  जो  धन  आवंटित  किया  जाता  हैं,  क्या  उसका  सही  उपयोग  हो  रहा  हैं,  इसकी  जांच  के  लिए  क्या  सरकार  कोई  प्रणाली  विकसित  करने  का  काम  करेगी?

 थी  जुगल  ओराम  :  महोदया,  इसमें  दो  प्र्  हैं,  पहला  हैं  फोरेस्ट  कंजर्वेशन  एक्ट  के  चलते  उस  एरिया  में  काम  करने  के  लिए  जो-ऑब्जेक्शन  सर्टिफिकेट  लेगा  आवश्यक  होता  है  इससे  बाधा  तो  आती  हैं,
 लेकिन  हम  लगातार  इसके  सरलीकरण  की  कोशिश  करते  हैं।  दूसरा,  एनजीओ  और  कोऑपरेटिव  संस्थाओं  को  जो  धन  आवंटित  पहले  किया  जाता  en,  वह  सीधे  मंत्रालय  से  होता  आ  आजकल  यह
 व्यवस्था  बंद  हो  गयी  हैं।  राज्य  सरकार  उनको  क्लीयरेंस  देगी,  यूटीलाइजेशलन  सर्टिफिकेट  देगी  कि  यह  जो  पैसा  लिया  था,  उसको  सही  यूटिलाइज़  किया  हैं,  उसके  बाद  ही  अगली  इंस्टालमेंट  रिलीज़  की
 जाती  हैं।  इस  संबंध  में  यदि  माननीय  सांसद  को  कोई  स्पेसिफिक  आपत्ति  हैं  तो  उसके  बारे  में  लिख  सकते  हैं।  इसके  अलावा  हम  कई  बार  थर्ड  पार्टी  ऑडिट  भी  करवाते  हैं।  इसलिए  कोई  स्पेसिफिक

 कम्पलेंट  हैं  तो  वह  लिख  सकते  है।

 माननीय  अध्यक्ष  :  प्रथ्  3  oft  गजेन्दर  सिंह  शेखावत  उपस्थित  जढ़ीं,

 oft  पूढलाद सिंड पटेल सिंह  पटेल

 (Q.3)

 oft  पुतला अिं  पटेल  :  महोदया,  मेंरे  पास  दो  आंकड़े  हैं,  मूल  प्र्  में  पिछले  तीन  साल  के  आंकड़े  मांगे  गए  थे।  इसमें  aActar  2015  का  आंकड़ा नहीं  है।  लेकिन  वज़  2014  में  2,25,67,  650

 टूरिस्टों की  बात  कडी  गयी  हैं।  दूसरा,  जिन  क्षेत्रों  में  पर्यटन  के  बढ़ने  की  गुंजाइश  हैं  या  जहां  पर्यटक  नहीं  जा  रहे  हैं।  केंटे  ठो  सवाल  हैं...  (व्यवधान 3

 माननीय  अध्यक्ष  :  आपको  दो  प्र्  पूछने  का  अवसर  मिलेगा,  क्योंकि  आपसे  पूर्व  के  सदस्य  उपस्थित  नहीं  हैं।  आप  अभी  पहला  पू्  पूछिए,  दूसरा  बाठ  में  पूछिएगा

 थी  पूहलाद सिंह पटेल ६ सिंह  पटेल  :  अध्यक्ष  महोदया,  आज  संयोगवश  अखबार  में  11  महीने  की  एक  रिपोर्ट  आई  है,  जिसमें  आठ  राज्यों  के  15  पर्यटक  स्थलों  के  विजिटर्स  बुक्स  के  रिकार्ड्स  आए  हैं|  इन  आठ  राज्यों
 में  पिछले  11  महीनो  में  66  लाख  पर्यटक  आए  हैं  और  छ:  हजार  सैलानियों  की  उसने  एक  बड़ी  अच्छी  रिपोर्ट  भी  ठी  हैं  और  जो  आंकड़ा  आपने  दिया  हैं,  उसमें  नार्थ-ईस्ट  का  कोई  भी  राज्य  ऐसा  नहीं  है,
 पया: में  नगण्य  है,  .01  परसेंट  से  ज्यादा  पर्यटक  लार्ड-ईस्ट  में  नहीं  हैं।

 महोदया,  मुझे  सिर्फ  इतना  आबट  करना  हैं  कि  जो  आपने  स्कीम्स  फ्द्वीट  वित्तीय  सहायता  की  दी  है,  उसमें  आपने  पर्यटन  स्थल  के  उद्धार  की  बात  कही  हैं।  लेकिल  लार्ड-ईस्ट  में  सड़क  नहीं  है,  रेलवे
 नहीं  8  कल  डी  मैं  पांच  घंटे  गुवाहाटी  के  एयरपोर्ट  पर  बैठा  रहा,  तब  मुझे  दिल्‍ली  आने  का  रास्ता  मिला|  अगर  पर्यटन  स्थल  ठीक  हो  जायेगा  और  वहां  कम्युनिकेशन  नहीं  होगा  तो  पर्यटन  बढ़  नहीं
 ued)  जिस  रिपोर्ट  का  मैं  उल्लेर  कर  रहा  वह  एक  जवम्बट  से  बीस  नवम्बर  के  बीच  की  रिपोर्ट  है  और  बड़ी  महत्वपूर्ण  रिपोर्ट  है,  जब  पूरे  देश  में  एक  बहस  चल  रही  हैं  तो  दो  पर्यटकों  ले  जो
 सकारत्मक  पुलिसिया  ठी  है,  मैं  उसे  कहकर  अपनी  बात  को  खत्म  फऊला  एक  चीन  के  पर्यटक  ने  कहा  कि  मुस्लिम  संस्कृति  एवं  स्थापत्य  ।े  वह  आश्चर्यचकित  हैं  और  न्यूजीलैंड  के  एक  पर्यटक  ने
 ग्वालियर  का  किला  देखने  के  बाद  कडा  कि  यहां  पर  महिलाओं  की  इतनी  ताकत  थी  कि  उनके  लिए  अलग  से  घर  बनते  थे  तो  दुनिया  का  पर्यटक  हमरे  बारे  में  अच्छा  सोचता  हैं,  यह  हमरे  लिए
 सकारत्मक बात  हैं।  जहां  देश  में  यह  बहस  चल  रही  हैं  तो  उस  हर्ट  से  भी  यह  ह ज  महत्वपूर्ण  हैं,  लेकिन  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  चाहे  मध्य  पूदेश  हो  या  जार्ज-ईस्ट  के  राज्य  हों,  यदि  वहां  शांति
 नहीं है,  अगर  वहां  कम्युनिकेशन  का  सिस्टम  नहीं  हैं  तो  पर्यटन  बढ़  नहीं  सकता|  इसलिए  जहां  पर्यटक  ज्यादा  आ  रहे  हैं,  उसके  लिए  एक  अलग  योजना  होनी  चाहिए  और  जहां  पर्यटन  की  ज्यादा
 संभावना  हैं,  जो  इतने  सु्ठर  राज्य  हैं,  अगर  वहां  एप्रेव  कढ़ी  है,  वहां  शांति  नहीं  है  तो  क्या  इसके  लिए  भी  आप  कोई  अलग  से  प्लान  बनायेंगे,  मैँ  यही  जानना  चाहता  हूं?

 डॉ.  महेश  शर्मा  :  महोठया,  माननीय  सदस्य  ने  नार्थ-ईस्ट  स्टेट्स  और  पूरे  देश  के  अंतर्राष्ट्रीय  पर्यटकों  के  बारे  के  बारे  में  जो  चिंता  जताई  है,  पढले  मैं  पूरे  सठन  को  बधाई  दे  दूं  कि  वर्ल्ड  इकोनोमिक
 फोरम,  स्विटजरलैंड  ने  बताया  हैं  कि  पिछले  dAsstor  हम  विश्व  पर्यटक  cAfie  से  65वें  स्थान  पर  थे,  लेकिन  वर्ल्ड  टूरिज्म  इन्डेक्स  के  अनुसार  इस  aeल  हम  13  स्थान  उठकर  52वें  स्थान  पर  आ

 गये  हैं|

 दूसरा  feAorer  माननीय  संसद  सदस्य  नें  नार्थ-ईस्ट का  उठाया  है।  हमारी  सरकार  का,  माननीय  पूधान  मंत्री  जी  का  विशे  सपना  हैं  कि  जार्ज-ईस्ट  जिसमें  पर्यटन  की  cAfie  से  इतना  ज्यादा
 पोटेशियम  हैं,  उसके  महत्व  को  देखते  हुए  योजनाएं  बलाई  गई  हैं।  fadAct  तौर  पर  नार्थ-ईस्ट  सर्किट  के  नाम  से  स्वदेश  दर्शन  योजना  के  माध्यम  से  एक  सर्किट  उऊपद  किया  गया  हैं  और
 हमारा  सारा  टूरिज्म  का  जो  भी  खर्च  आता  हैं,  उसका  दस  परतिशत  से  अधिक  हम  नार्थ-ईस्ट  राज्यों  पर  खर्च  करते  हैं|  सभी  मंत्रियों  को  भी  माननीय  पु धान  मंत्री  जी  की  तरफ  से  सुझाव  दिया  गया  है  कि
 हम  सब  लोग  नार्थ-ईस्ट  स्टेट्स  जाएं  और  वहां  लगभग  दो  cl  रहें  और  वहां  की  दिक्कतों  को  समझें,

 लेकिन  मैं  एक  और  सूचना  माननीय  सदस्य  को  दे  दूं  कि  पिछले  ae  2013  के  मुकाबले  2014  में  39  प्रतिशत  अधिक  aicratActer  पर्यटक  लार्ड-ईस्ट  स्टेट्स  में  आए  हैं।  जो  चिंताएं  माननीय
 सदस्य  ने  जाहिर  की  हैं  कि  वहां  की  कनेक्टिविटी  पूअर  है,  कानून  व्यवस्था  की  स्थिति  में  दिक्कतें  हो  सकती  हैं|  यह  बात  सच  है  कि  एटाट  कनेक्टिविटी  और  रोड  कनेक्टिविटी  इन  राज्यों  की  पूअर  है,
 लेकिन  अब  सरकार  पूति बद्ध  है,  हमारे  डोनर  मंत्रालय  के  माध्यम  से  एवं  पर्यटन  एवं  संस्कृति  एवं  नागरिक  उड्डयन  मंतलट  के  माध्यम  से  भी  हम  सब  लोग  वहां  की  कनेक्टिविटी  बढ़ाने  का  पचास  कर
 रहे  हैं  और  पर्यटन  की  cAfc  से  उन  राज्यों  को  किस  तरह  से  और  आगे  बढ़ाया  जाए,  क्योंकि  वहां  इसकी  अपार  संभावनाएं  हैं,  इसके  लिए  भी  पुलिस  जारी  हैं|

 इसके  अलावा  जो  हमरे  आठ  राज्य  हैं,  उनमें  हम  बाई  रोटेशन  टूरिज्म  मार्ट  करते  हैं।  अभी  सिक्किम  में  टूरिज्म  मार्ट  sam  सिक्किम  पूदेश  को  देखकर  मुझे  उसकी  तारीफ  करनी  चाहिए  कि  वह  पहला
 ऐसा  राज्य  बन  गया  है,  जहां  सफाई  व्यवस्था  बहुत  सुंदर  और  Gord  है।  वहां  हर  जगह  पर  नो  स्मोकिंग  नोल्स  बने  हुए  हैं|  यह  पहला  राज्य  बन  रहा  है  जो  आज  टोटली  आर्गेनिक  फूड  की  तरफ  जा  रहा  है
 औ  माननीय  पु धान  मंत्री  जी  अब  से  लगभग  एक  माह  बाद  वहां  जाकर  उसका  उद्घाटन  भी  करने वाले  हैं।  मैं  समझता  हूं  कि  हमरी  भारत  सरकार  इसके  लिए  संकल्पबद्ध  है  कि  किस  तरह  नार्थ-ईस्ट
 स्टेट्स  के  राज्य  के  पर्यटन  को  हम  नई  ऊंचाइयों  तक  ले  जाएं  और  इसमें  आप  सब  लोगों  के  यदि  कोई  सुझाव  डोंगे  तो  भी  पर्यटन  मंत्रालय  उसे  आगे  ले  जायेगा|  नार्थ-ईस्ट  की  कनेक्टिविटी के  माध्यम  से
 गुवाहाटी  और  बाग डोगरा  को  एक  fadAor  स्थान  दिया  गया  है,  जिसमें  गुवाहाटी  को  एक  हैलिकॉप्टर  हब  भी  बनाया  गया  हैं  और  वहां  पर  लगभग  एक  हजार  करोड़  रुपये  के  माध्यम  से  गुवाहाटी  एयरपोर्ट
 का  विकास  किया  जा  रहा  हैं।  बागडोगरा  एयरपोर्ट  का  भी  जीर्णोद्धार  किया  जा  रहा  है|  क्योंकि  यही  ठो  हब  हमारे  मुख्य  हैं,  जो  हवाई  सेवाओं  के  माध्यम  से  फवैविटड  रहते  हैं।  हमारी  प्रतिब्डत्ा।  हैं  कि  हम
 नॉर्थ-ईस्ट  राज्यों  के  पर्यटकों को  नई  ऊंचाइयों तक  ले  जाएं।

 oft  प्रहलाद  सिंह  पटेल  :  महोदया,  मैं  आपके  माध्यम  से  मंदी  जी  को  धन्यवाद  एवं  बधाई  देना  चाहता  हूँ,  आज  जो  अखबार  की  रिपोर्ट  है,  उसने  तो  आपको  दुनिया  में  41तां  नंबर  दिया  हैं।  मैं  आपसे  यह
 कहूंगा  कि  मैं  बुंदेलखण्ड  से  आता  हूँ,  बुंदेलखण्ड  में  9वीं  सदी  से  ले  कर  11वीं  सदी  के  बीच  के  पर्यटन  स्थल,  वे  चाहे  चंदेल कालीन  खजुराही  हो  या  मोह  जहां  से  मैं  आता  हूँ,  वहां  पर  छोटे,  लेकिन  9वीं
 सदी  के  बड़े  अच्छे  वास्तुकला  वहां  पर  स्थापित  हैं,  मेरा  निवेदन  हैं  कि  जैसे  वहां  पर  रिज़र्व  wre  हैं,  चाहे  कान्हा  हो,  प  हो,  बांधवगढ़  हो  या  पला  रिज़र्व  हो,  यानि  पर्यटन  सिर्फ  धार्मिक  पर्यटन  नहीं  है,
 हमारे  यहां  पर  यह  पर्यटन  भी  ।,  जहां  पर  प्लांट  वैंटायटीज़  या  बायोडायतर्सिटी  बहुत  बड़ी  मात  में  है  साथ  में  9ठ  और  11वीं  सदी  के  बुंदेलखंड  में  बहुत  बड़े  अच्छे  पर्यटन  स्थल  हैं|  वाइट  टाइगर  a  पहले
 से  पैठा  भी  वहीं  हुआ  था  और  अभी  भी  वहां  पर  है|  कया  -  सर्किट  के  बारे  में  कुछ  विस्तार  किया  जा  रहा  है,  aia  खजुराहो  तो  siaaiAda  हो  गया  है,  लेकिन  क्या  हम  ऐसी  छोटी  जगहों  को  पर्यटन  केंद
 के  रूप  में  विकसित  कर  सकते  हैं?  क्योंकि  जब  तक  उनको  मान चि तू  में  नहीं  लाया  जाएगा,  उनको  वह  महत्व  नहीं  मिलेंगी।  क्या  मध्य  पूदेश  के  इस  पिछड़े  लेकिन  एतिहासिक  cA  से  बेहद



 महत्वपूर्ण  और  प्लांट  वैरायटी  जो  बायोडातर्सिटी  के  साथ  में  क्लब  कर  के  विकसित  करने  का  विचार  क्या  जा  रहा  हैं?

 Si.  महेश  शर्मा  :  महोदया,  माननीय  सदस्य  की  जो  चिंता  है  कि  पर्यटन  के  सभी  माध्यमों  का  हम  इस्तेमाल  करें  और  भारत  को  पूरे  साल  का  टूरिज्म  स्थल  बनाएं,  जिसके  लिए  एक  जई  टूरिज्म  पॉलिसी
 2015,  जो  करीब  12  aAc  में  बाद  आ  रही  हैं  |  मैं  आपको  बताना  वाठत  हूँ  कि  हमने  प्रयास  किया  हैं  कि  पूरे  देश  के  सभी  राज्यों  और  सभी  स्थलों,  जिसको  किसी  भी  माध्यम  से  स्वदेश  olor

 योजना  के  12  सर्किट्स  के  माध्यम  से  हम  लोगों  ने  उसको  कवर  करने  का  पूयास  किया  हैं,  जिसमें  नॉर्थ-ईस्ट  सर्किट,  बुद्धि  सर्किट,  हिमालयन  सर्किट,  कोस्टा  सर्किट,  कृव०  सर्किट,  डेजर्ट
 सर्किट,  ट्राइबल  सकी,  ईको  सर्किट,  उडल्ड  लाइफ  सर्किट,  ब्राीण  सर्किट,  प्रेखुअल  सर्किट,  रामायण  सर्किट  आदि  आइडेंटिफाई  किए  गए  हैं।  अगर  और  भी  कोई  सुझाव  माननीय  सदस्यों  का  होगा  तो
 उसे  भी  शामिल  किया  जा  सकता  है,  जिसके  माध्यम  से  हमारी  जई  टूरिज्म  पॉलिसी  का  ध्येय  हैं  कि  किस  तरह  से  भारत  को  अर्ट  एक्सपीरिएंस  एण्ड  मस्त  रीविज़िट  स्थान  बनाया  जाए,  क्योंकि  हमरे  पास
 पर्यटन  की  zAR  से  बहुत  कुछ  है  7500  किलोमीटर  की  कोस्टा  बैल्ट  है,  गडल्डलाइप  है,  विश्व  का  73और  हिमालय  हमरे  पास  है,  लेकिन  फिर  भी  यह  सच  हैं  कि  हम  विश्व  का  एक  पुनीत  से  भी
 कम  पर्यटक  हम  अपनें  पास  ला  पाते  हैं,  जो  कि  0.68  पुनीत  है।  उसके  माध्यम  से  भी  लगभग  1  लास  20  हज़ार  करोड़  रूपये  की  विदेशी  फ  विदेशी  पर्यटकों  के  माध्यम  से  हमें  उपलब्ध  होती  है।
 माननीय  सदस्यों  की  इस  चिंता  को  कि  हम  किस  तरह  से  पर्यटन  को  aft  set  में  ले  जाएं,  चाहे  वह  ईको  टूरिज्म  हो,  वाइल्डलाइप  हो  या  व्राीण  टूरिज्म  हो,  इसके  लिए  पूयास  जारी  हैं,  उसके  परिणाम
 aft  snot लगे  हैं।  मुझे  विश्वास  हैं  कि  snot  वालें  समय  में  जो  पर्यटन  के  तीज  मुख्य  स्तंभ  हैं,  स्वच्छता,  सुरक्षा  और  मेज़बानी,  इन  तीनों  वि०टों  पर  war  तौर  पर  जो  लई  टूरिज्म  पॉलिसी  हैं,  उसमें
 शामिल  करनें  का  पूयास  किया  है  स्वच्छता  को  हमने  अपनें  आदर्श  मॉन्यूमेंट्स  के  माध्यम  A,  जो  Sails  मोस्ट  विज़िटिड  मॉन्यूमेंट्स  या  पर्यटन  स्थल  हैं,  पु धान  मंत्री  जी  की  स्वच्छता  योजना  से  उसको
 जोड़ा  है।  इन  स्थानो  पर  आप  महसूस  करेंगे  कि  पहले  से  अच्छी  स्वच्छता  हैं।  ताजमहल  जैसे  स्थल  की  बेहतरी करण  के  लिए  उपाय  किए  गए  हैं।  अब  लगभग  सभी  मॉन्यूमेंट्स  पर  ई-टिकटिंग  की  सुविधा
 उपलब्ध हो  गई  हैं।  हर  बार  लाइठ  में  लगने  की  जरूरत  नहीं  पड़ेगी  जब  विदेशी  पर्यटक  विदेश  से  अपनी  आईटनरी  बना  कर  चलेगा  तो  उसे  उपलब्ध  होगा  कि  वह  किस  तरह  A  अपनी  टिकट  ले  कर
 चले।  जब  वह  एयरपोर्ट  पर  आएगा  तो  इमिशन  काउंटर  के  माध्यम  A  उसे  एक  स्वागत  कार्ड  मिलेंगी।  सुरक्षा,  जो  बबत  महत्वपूर्ण  Acts  हैं,  जिस  पर  कई  बार  अनर्गल  सूचनाएं  भी  हमरे  यहां  से
 अखबारों  के  माध्यमों  ।े  दी  जाती  हैं  कि  हमारे  भारत  देश  में  कहीं  असुरक्षा  का  माहौल  हैं।  कुछ  छुट-पुट  घटनाएं  होती  रहती  हैं,  लेकिन  भारत  सरकार  हमारे  विदेशी  पर्यटकों  और  महिला  पर्यटकों  की
 सुरक्षा  के  लिए  खासतौर  पर  चिंतित  है।  उसके  माध्यम  से  हम  लोगों  ने  एक  अंत रय ट्रीय  हैल्पलाइन  बनाई  है,  जिसका  नंबर  1363  है।  इस  हैल्पलाइन  पर  जब  भी  कोई  विदेशी  पर्यटक  आएगा,  वर्तमान
 में  उसके  अंदर  हिंदी  और  अंजी  में  यह  सुविधा  उपलब्ध  है|  आने  वाले  लगभग  दो  महीने  में  10  विदेशी  में  यह  सुविधा  उपलब्ध  Ash;  यदि  कोई  जापानी  या  रशियन  टूरिस्ट  कहीं  किसी
 दिक्कत  में  आता  है  तो  वह  इस  24  घंटे  की  हैल्पलाइन  के  माध्यम  से  सुरक्षा  या  कोई  भी  सूचना  प्राप्त  कर  सकता  है

 SHRI  SUDIP  BANDYOPADHYAY  :  My  question  is  related  to  the  programme  to  attract  more  foreign  tourists  in  the  country.  I  want  to  give  some  ideas
 regarding  this  as  to  how  foreign  tourists  can  be  attracted.  The  report  published  in  this  regard  ‘Arrival  of  Foreign  Tourists’  is  here.  I  request  the  hon.
 Minister  to  pay  attention  to  me.  Tourists  are  coming  but  are  not  staying  for  long  time.  The  tendency  is  decreasing  day  by  day.

 In  West  Bengal  there  are  two  places.  One  is  Sundarbans,  which  is  famous  for  Royal  Bengal  Tigers.  You  know  that  South  Africa  is  overloaded  with

 foreign  tourists  because  it  is  the  most  attractive  place  for  lion  safaris  walk  with  the  lions;  talk  with  the  lions;  move  with  the  lions;  stay  with  the
 lions.  These  lion  safaris  persist  over  there.  Why  cannot  you  make  a  tiger  safari  in  the  Sundarbans  area?

 The  second  place  is  Darjeeling,  which  is  known  as  Queen  of  Hills.  In  Darjeeling  there  is  a  place  Sandakphu,  which  is  at  12000  feet  height  from  the

 plain  level.  It  is  in  the  Kangchenjunga  region.  Earlier,  Jammu  and  Kashmir  used  to  pull  foreign  tourists.  But  today  that  flow  of  foreign  tourists  has
 stopped.  Why  Darjeeling  cannot  be  inducted  in  the  world  tourists  map  guide?  I  want  to  know  whether  the  Government  of  India  would  take  an
 interest  to  include  Darjeeling  in  the  world  tourists  map  by  which  more  foreign  tourists  can  be  attracted.

 डॉ.  महेश  शर्मा  :  अहोदया,  मैं  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  और  प्र्  का  सम्मान  करता  हूँ।  यह  बात  सच  हैं  कि  अभी  न  देश  के  अन्दर  कोई  भी  लाइट  सफारी  लही  है।  वेस्ट  बंगाल  का  जो  Your  वन

 स्थान  हैं,  उसके  बारे  में  यह  सच  हैं  कि  वहाँ  पर  पोटेंशियल  है।  मैं  माननीय  सदरट  के  इस  सुझाव  को  और  दार्जिलिंग  के  सुझाव  को  मंत्रालय  के  अन्दर  YAR  ors  कर  इस  पर  मैं  काम  करना  चाहूँगा।  मैं
 बताना  चाहूँगा  कि  वेस्ट  बंगाल  का  टूरिज्म  हमारे  देश  में  ें  या  8वें  स्थान  पर  हैं।  सबसे  पहले  तमिलनाड़ु  है,  उसके  बाद  अठाटर  उसके  बाद  उत्तर  सुदेश,  दिल्‍ली,  राजस्थान के  बाद  वेस्ट  बंगाल  का
 स्थान  है।  वेस्ट  बंगाल  में  और  भी  कुछ  पर्यटक  स्थल  हैं,  जहाँ  पर  इस  तरह  की  नाइट  सफारी  और  दूसरी  सुविधायें  दिये  जाने  का  पचास  किया  जाएगा|  माननीय  सदस्य  के  और  भी  कोई  सुझाव  होंगे  तो  मैं
 उन्हें  लेना  चाहूँगा  और  प्रयास  करेंगे  कि  हम  उन्हें  इन कारपोरेट  करें|

 PROF.  K.V.  THOMAS:  Madam,  Kerala  is  known  as  God's  Own  Country.  Every  year  the  number  of  tourists,  especially  foreign  tourists  coming  to  Kerala
 increases.  What  steps  are  taken  by  the  Government  of  India  as  per  the  new  National  Tourism  Policy  to  attract  more  tourists  from  abroad?  I  also
 want  to  know  as  to  how  we  are  making  use  of  our  missions  abroad  as  well  as  various  Indian  organisations  so  that  more  tourists  are  attracted  to
 India  and  especially  to  the  most  attractive  and  sought  after  destination  like  Kerala.

 डॉ.  महेश  शर्मा  :  महोदया,  माननीय  सदस्य  की  इस  भावना  A  कि  केरल  में  अपार  संभावनायें  हैं,  लेकिन  शायर  हम  उन  अपार  संभावनाओं  का  उतना  उपयोग  नहीं  कर  पा  रहे  हैं।  अभी  भी  केरल के
 पर्यटन  की  ह0ि#ट  से  यदि  x  के  माध्यम  से  मानें  तो  केरल  पहला  राज्य  है,  जहाँ  पर  चार  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  हैं।  केरल  में  इस  बार  हमने  एक  fadAcr  योजना  शुरू  की  है  कि  केरल  के
 प्रकृतिक  चिकित्सा  और  स्पा  टूरिज्म  को  देखते  हुए  नेशनल  मेडिकल  एंड  वेलनेस  टूरिज्म  बोर्ड  की  स्थापना  की  गई  है।  दो  करोड़  रूपए  की  राशि  के  साथ  इसकी  स्थापना  की  गई  है  इसमें  केरल  को
 fadAcr  स्थान  दिया  गया  है  कि  किस  तरह  से  हम  मेडिकल  एंड  वेलनेस  टूरिज्म  को  और  कोस्टा  सर्किट  को  केरल  के  माध्यम  से  पर्यटन  को  विकास  दे  सकें  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहूँगा
 कि  केरल  को  उसमें  पूनम  स्थान  देकर  यह  पूयास  किया  जा  रहा  हैं  कि  कोस्टा  सर्किट  के  माध्यम  A  केरल  को  मेडिकल  एंड  वेलनेस  टूरिज्म  बोर्ड  का  एक  कल्दुबि्टु  बनाया  जाए|  यह  बात  सच  हैं  कि
 जितना  पोटेंशियल केरल  में  हैं,  उतना  पोटेंशियल  हम  अभी  तक  उपयोग  नहीं  कर  पा  रहे  हैं|

 oft  भर्तृहरि  महताब  :  माननीय  अध्यक्ष  महोदया,  ये  जो  आँकड़े  मंत्री  जी  अपने  उत्तर  में  दिये  हैं,  ये  आँकड़े  बता  रहे  हैं  कि  तीन  सालों  में  हमारे  फॉरेन  टूरिस्ट  कम  आ  रहे  हैं|  It  is  in  a  declining

 trend.  यह  डिक्लाड़लिं  ् ८  दिल्‍ली  में  भी  हैं,  मध्य  प्रटेश  में  भी  है,  वैस्ट  बंगाल  में  भी  हैं  और  ओडिशा  में  भी  हैं।  कहाँ  बढ़ा  हैं  यह  तमिल  और  पंजाब  में  बढ़ा  हैं।  इसका  कारण  क्या  हैं,  उसका  उत्तर  मैं
 नहीं  चाहता,  मैं  यही  चाड  रहा  हूँ  कि  जो  फॉरेन  टूरिस्ट  यहाँ  भारत  में  आ  रहे  हैं,  उनको  रीटेन  करने  के  लिए,  ताकि  ज़्यादा  देर  तक  वे  यहाँ  रहें,  15  दिन  या  एक  महीना  यहाँ  रहें  तो  यहाँ  की  इनकम
 बढ़ेगी  और  टूरिज्म  सैक्टर  और  फैलेगा।  सर्किट  के  बारे  में  जो  आप  कह  रहे  हैं,  यह  सर्किट  उस  तरफ  एक  पहल  हैं  पर  और  क्या  क्या  आप  कर  रहे  हैं  जिससे  हम  फ़ौरन  टूरिस्ट्स  को  और  ज्यादा  वेर  तक
 अपने  देश  में  रख  सकें?

 डॉ.  महेश  शर्मा  :  महोदया,  यह  बात  सच  हैं  कि  2010  और  2011  के  सर्वे  में  हमारे  siertAda  पर्यटक  का  एवरेज  स्टे  20  से  22  दिन  श्रत  था  जो  अब  कुछ  घटा  है  और  18  से  19  दिन  तक  आया  है
 एवरेज  खर्चा  जो  हमारा  हैडिन  टूरिस्ट  पूतिदिन  खर्च  करता  था,  वह  अभी  लगभग  स्थिर  है|  लेकिन  हम  जब  भी  कभी  पू  देश  का  टूरिस्ट  सर्किट  अंतर्राष्ट्रीय  पटल  पर  पेश  करते  हैं,  तो  पूरे  देश  को
 शोकेत  करते  हैं,  देश  को  शोकेस  करने  में  हमारे  14  अंतर्राष्ट्रीय  टूरिज्म  ऑफिस  हैं।  उनके  माध्यम  से  इंटरनेशनल  टूरिज्म  मार्ट  के  माध्यम  से,  रोडशोज़  के  माध्यम  से,  पिछले  aAcrar  विदेशों  के  अंदर

 हम  लोगों  ने  22  ऐसे  मार्क्स  या  रोडशोज़  किये  हैं  जो  लगभग  हर  15  दिन  के  अंदर  एक  ढोता  हैं  और  मुझे  भी  -  करीब  चार  अंतर्राष्ट्रीय  शोज़  में  जाने  का  मौका  मिला  लेकिन  यह  जो  राज्यों  के  बीच  में
 फर्क  आया  हैं,  इस  पर  थोड़ा  विचार  करने  की  ज़रूरत  हैं,  ऐसा  मैं  मानता  हूँ।  sientAdia  स्तर  पर  जब  हम  करते  हैं  तो  मुख्य  रूप  जे  हमारी  तीज  व्यवस्थाएँ  हैं  कि  हम  विश्व  के  सामने  यह  बताया  चाहते
 हैं  कि  भारत  एक  राउंड  ठ  ईयर  का  डेस्टीनेशन  है|  इसलिए  यहाँ  स्वच्छता  और  सुरक्षा  की  cAPse  से  हमने  poke  पूयास  फटे  हैं|  हम  आपका  अभिनन्दन  और  स्वागत  करते  हैं।  भारत  मेज़बानी के
 देश  में  एक  उच्चतम  देश  हैं।  हम  इस  बात  को  विश्व  के  कोने  कोने  में  ले  जाने  का  प्रयास  करते  हैं  कि  भारत  आपके  पर्यटन  के  लिए  एक  उत्तम  प्रदे१  हैं  जहाँ  इज़त  aft  है,  स्नो  भी  हैं,  पहाड़  भी  हैं,  नदियाँ
 भी  हैं,  समुद  भी  हैं,  सब  कुछ  है  और  ऐसी  व्यवस्था  शायद  विश्व  के  बहुत  थोड़े  देशों  में  हमें  उपलब्ध  हैं।  मैं  समझता  हूँ  कि  माननीय  सदस्य  का  जो  यह  सुझाव  है  कि  हम  किस  तरह  से  जिल  राज्यों  में  यह
 कम  हुआ  है,  उन  पर  थोड़ा  और  विचार  करें  मैं  इस  पर  ध्यान  दूँव

 SHRI  N.K.  PREMACHANDRAN:  Madam  Speaker,  my  question  is  in  respect  of  allocation  of  financial  assistance  to  various  States.  On  going  through
 answer  to  Question  No.  7,  it  is  being  seen  that  in  2014-15,  the  State  of  Kerala  has  not  been  given  a  single  paisa  as  Central  assistance  for  the



 promotion  of  tourism.  Also  on  going  through  the  answer  to  Question  No.  3,  it  is  being  seen  that  4.5  per  cent  is  the  share  of  Kerala  in  foreign  touristsਂ
 visit.  After  Uttar  Pradesh,  Haryana,  Tamil  Nadu  and  West  Bengal  comes  Kerala.  In  PRASAD  scheme  also,  Kerala  is  being  omitted.

 In  the  answer  to  the  Question,  which  is  given  in  the  written  reply,  it  is  being  stated  that  it  is  because  of  the  non-submission  of  the  Utilisation
 Certificate,  but  on  verification  of  the  records  from  the  State  Government,  it  is  being  learnt  that  it  has  been  given.  Even  in  the  MPsਂ  Conference  also,
 the  Government  authorities  and  even  the  Chief  Minister  is  talking.  It  is  being  recommended  by  the  Standing  Committee  also  that  the  Utilisation
 Certificate  has  been  given.  Unfortunately,  the  appropriate  grant  has  not  been  given.  My  specific  question  to  the  hon.  Minister  is  this.  First,  what  are
 the  guidelines  for  giving  assistance  to  various  States  and  Union  Territories  for  the  promotion  of  tourism?  Second,  why  is  the  State  of  Kerala  being
 denied  the  grant  for  the  year  2014-15  and  in  other  schemes  also?

 12.00  h

 Si.  महेश  शर्मा:  माननीय  सदस्य  की  सूचना  ठीक  हैं  और  यह  सच  है  कि  पिछले  aAAcra  के  अन्दर  केरल  को  कोई  oft  फंड  नहीं  दिया  जा  सका।  उसका  मैं  कारण  बता  दूं  कि  अब  जो  लई  व्यवस्थाएं
 वित्त  मंत्रालय  की  तरफ  से  हैं  कि  जब  कोई  भी  पिछला  फंड  दिया  जाता  है  और  उसका  उपभोग  सर्टीफिकेट,  यूटीलाइजेशन  सर्टीफिकेट  समय  पर  प्रामत्त  नहीं  होता...

 SHRI  K.C.  VENUGOPAL:  That  is  not  fair.  That  is  very  wrong.  I  oppose  it.  Kerala  has  given  the  Utilization  Certificate.  ...।  Interruptions)

 HON.  SPEAKER:  No,  this  is  not  allowed.  Nothing  will  go  on  record.

 Interruptions)  कड ए

 HON.  SPEAKER:  I  am  sorry.  This  will  not  go  on  record.

 Interruptions)  कड  5

 डॉ.  महेश  शर्मा:  माननीय  सदस्य  मैं  एक  लाइन  में  अपनी  बात  ust  कर  दूं  (व्यवधान)  आप  मेरी  एक  लाइन  सुन  ते...व्यववा)  मेरी  एक  बात  सुन  लें।  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं
 कि  10  प्रोजेक्ट्स  2014-15  में  केरल  के  परायरटाइज़  किये  गये,  जिसमें  A  सात  प्रोजेक्ट्स  की  डी.पी.आर.  हमें  मिली।  ...।  व्यवधान)  एक  मिनट  सुन  लें।  वह  डी.पी.आर.  हमें  अक्टूबर से  दिसम्बर  के
 बीच  में  अली।  तीन  महीने  का  समय  हमारे  पास  था|  तीन  महीने  के  समय  तक  जो  पिछले  फंड्स  थे,  वे  एग्जास्ट  हो  चुके  थे,  इसलिए  उसे  अगली  योजना  के  लिए  डाल  दिया  गया  था,  मैं  नहीं  कड  रहा  कि
 दिसम्बर से  पहले  आपकी

 यूसी.  नहीं  मिली|  दिसम्बर,  2014 से  पहले  आपके  यूटीलाइजेशन  सर्टफिठेटस  मिल  गये,  लेकिन  पूरारटाइजेशन मीटिंग्स  जब  फाइनेंशियल  ईयर  शुरू  होता हैं,  सामान्यत:  अप्रैल  से  लेकर  अगस्त  के
 बीच  में  हो  जाती  हैं  और  हमें  आपके  यूटीलाइजेशन  सर्टिफिकेट्स  अक्टूबर  से  लेकर  दिसम्बर  के  बीच  में  मिले  हैं।  आपने  देर  नहीं  की,  लेकिन  चूंकि  तब  तक  जो  सामान्य  बजट  था,  जिसका  एक्सपेंडीचर
 खत्म  हो  चुका  था  तो  फंड्स  की  एवेलेबिलिटी  भी  हमारे  सामने  एक  चिनता  का  AAcrs  होता  है,  लेकिन  हम  इस  बात  का  AA  ४  ध्यान  रखेंगे  कि  केरल  के  साथ  जो  पिछले  समय  में  दिक्कत  हुई
 हैं,  उसको  हम  इस  साल  कम्पेंसेट  कर  Ach)
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